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(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति 

श्री भुपेन्द्र यादव -- सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 
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७ मंत्री नियुक्त होने पर श्री पी.पी. चौधरी के द्वारा समिति से त्यागपत्र दिए जाने के बाद उनके स्थान पर 
संयुक्त समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। 
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राज्य सभा 

22. श्री अजय संचेती 

23. श्री नरेश गुजराल 
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25. श्री भुवनेश्वर कालिता 

26. श्री रवि प्रकाश वर्मा 

27. श्री Fes शेखर राय 

28. श्री प्रफुल्ल पटेल 

29. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा* 

30. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह* 

सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — संयुक्त सचिव 

2. श्री Sats. रेड्डी --. निदेशक 

3. श्रीमती जागृति तेवतिया — उप सचिव 

4. श्री प्रेम रंजन --.. समिति अधिकारी 

5. श्री सन्‍नी गोयल — कार्यकारी सहायक 

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

(वित्तीय सेवा विभाग ) 

1. श्रीमती अंजलि faa दुग्गल -- सचिव 

2. श्री आनंदराव वी. पाटिल -- संयुक्त सचिव 

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि 

क. (विधायी विभाग ) 

1. डॉ. जी. नारायणन राजू — सचिव 

2. डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय — अपर सचिव 

3. डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव. -- सहायक विधायी काउंसल 

ख. (विधि कार्य विभाग ) 

1. श्री इंद्र कुमार — अपर सचिव 

2. श्री श्री एस.आर. मिश्रा -- जेएस एण्ड ww 

# श्री प्रफुल पटेल, संसद सदस्य (राज्य सभा), श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, संसद सदस्य (राज्य सभा), 
दिनांक 4.7.2016 को सेवानिवृत्त हुए और 19 जुलाई, 2016 को राज्य सभा से संयुक्त समिति 
के सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किए गए। 

* श्री Sat. त्यागी के 772016 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर 19 जुलाई, 
2016 को संयुक्त समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। 

(५)



प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 

(संशोधन ) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 

मैं, प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) 

विधेयक, 2016* संबंधी संयुक्त समिति, जिसे यह विधेयक सौंपा गया था, का सभापति, 

समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति द्वारा यथा संशोधित 

संलग्न विधेयक सहित यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। 

2. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) 

विधेयक, 2016 लोक सभा में 11 मई, 2016 को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक का 

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव उसी दिन लोक सभा 

में श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था (परिशिष्ट-एक)। राज्य सभा इस 

प्रस्ताव से उसी दिन सहमत हुई (परिशिष्ट-दो)। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार समिति को 

मानसून सत्र, 2016 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया 

गया। 

3. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) 

विधेयक, 2016 एक महत्वपूर्ण विधान है जिसके जरिये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 

शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन 

तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन करना है और भारतीय = 

अधिनियम, 1899 और निशक्षेपागार अधिनियम, 1996 में परिणामी संशोधन करना है। 

विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य व्यापार और निवेश की सुविधाओं में सुधार करना 

है जिससे कि उच्चतर आर्थिक समृद्धि और विकास हासिल हो सके। 

4. समिति की कुल सात बैठकें आयोजित हुईं। समिति ने 30 जून से 2 जुलाई, 2016 

तक मुंबई का अध्ययन दौरा भी किया जहां उसने 43 पणधारकों/संगठनों से विधेयक के 

विभिन्‍न उपबंधों पर औपचारिक चर्चा की। (परिशिष्ट तीन) 

5. समिति ने 2 जून, 2016 को आयोजित अपनी पहली बैठक में विधेयक के उपबंधों 

पर सामान्य चर्चा की और दिए गए कार्य को पूरा करने के तौर तरीकों पर विचार-विमर्श 

किया और यह निर्णय लिया कि विधान की व्यापक और गहराई से जांच के लिए उपरोक्त 

विधेयक के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) बार 

एसोसिएशनों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसीज), विनियामक संस्थाओं, विशेषज्ञों, 

पेशेवर निकायों इत्यादि से ज्ञापन तथा मंत्रालयों से इनपुट प्राप्त किए जाएं और समिति द्वारा 

उनके विचार सुने जाएं। 

*भारत के UT, असाधारण, भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 11.05.2015 में प्रकाशित।



6. विधेयक के उपबंधों के व्यापक महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी 

पहली बैठक में यह भी निर्णय लिया कि विभिन्‍न पणधारकों तथा जन सामान्य से भी उनके 

विचार/सुझाव आमंत्रित किए जाएं। तदूनुसार डीएवीपी में विज्ञापन देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति 
जारी की गयी जिसमें ज्ञापन आमंत्रित किए गए थे। इसके प्रत्युत्तर में 17 ज्ञापन प्राप्त हुए 

जिसमें से विधेयक से संबंधित 11 ज्ञापन समिति के सदस्यों को परिचालित किए गए 

(परिशिष्ट-चार)। समिति ने वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), आर्थिक कार्य विभाग 

(डीईए) और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों से भी जानकारी प्राप्त की। 

7. 15 और 16 जून, 2016 को आयोजित अपनी दूसरी और तीसरी बैठकों में समिति 
ने विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कुछ नीति अनुसंधान संगठनों, लघु एवं 
मध्यम उद्योगों, चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, एआरसीज और डीआरटी 

बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के विचार भी सुने। (परिशिष्ट पांच) 

8. 12 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में समिति ने नोडल विभाग 

अर्थात्‌ वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ-साथ विधायी विभाग, आर्थिक कार्य विभाग और 
विधायी कार्य विभाग का साक्ष्य लिया। 

9. 18 और 19 जुलाई, 2016 को समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करने हेतु 
अपनी पांचवीं और छठीं बैठक आयोजित की। 

10. 20 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी सातवीं बैठक में समिति ने प्रारूप 
प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया और समिति की ओर से सभापति को 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि- 
(एक) समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया 
जा सकता है; (दो) संसद में प्रतिवेदन होने के पश्चात्‌ संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु समिति 
को विभिन्‍न ख्ोतों से प्राप्त ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां संसदीय ग्रंथालय में रखी जा सकती 
हैं। 

11. समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधेयक में किए गए प्रमुख बदलावों 
से संबंधित समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में आगामी पैराओं में विस्तार से बताया 
गया है: 

भाग-एक 

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 में संशोधन 

12. आस्ति पुनर्गठन कंपनी की परिभाषा-वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और 
पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( एसएआरएफएईएसआई ) के 
अंतर्गत खंड-4 नई प्रस्तावित उपधारा 2(1) (aa) 

क.- समिति नोट करती है कि विधेयक का खंड 4 यह प्रस्तावित करता है कि 
धारा 2(1) (ख) के पश्चात्‌ एक नई उपधारा 2(1) (खक) अंतःस्थापित की जाए 
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जिसके द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन 

अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई) के अंतर्गत आस्ति पुनर्गठन कंपनी की परिभाषा को 

अंतःस्थापित किया गया है। प्रस्तावित नई उपधारा निम्नलिखित उपबंध करती है; 

“(खक) “ant पुनर्गठन कंपनी ”” से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित 

तथा आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण के कारबार को संचालित करने के प्रयोजन 

के लिये इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई 

कंपनी अभिप्रेत है; 

भारतीय रिजर्व बैंक और कतिपय हितधारकों का यह मत था कि आस्ति पुनर्गठन 

कंपनियों (एआरसीज) की उपरोक्त परिभाषा के शब्दों से कंपनी अधिनियम, 1956 के 

अंतर्गत निगेमित व वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का 

प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत 

वर्तमान प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनियों की स्थिति के संबंध में भ्रम पैदा हो रहा है और 
इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत विद्यमान आस्ति/पुनर्गठन कंपनियां 

बड़ी संख्या में अलग कर दी जायेंगी। 

इस संबंध में समिति पाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) कंपनी 

को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है:-- 

“कंपनी से, इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन 

निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है; 

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) के साथ पठित प्रस्तावित नई उपधारा 

2(1) (खक) से ऐसा जान पड़ता हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित 

आस्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसीज़) प्रस्तावित परिभाषा में कवर हो गयी प्रतीत होती 
हैं। तथापि, किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए समिति ने यह निर्णय लिया 

है कि विधेयक में निम्नलिखित खंड 4(1५) अंतःस्थापित किया जाए:-- 

““ (तीन) खंड (छ) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए; ama: 

“(छक) “कंपनी” का आशय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (2) के खंड 

(20) में परिभाषित एक कंपनी है। 

ख. समिति आगे यह भी नोट करती है कि ऐसी wires भी हो सकती हैं जो 

पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकरण दोनों प्रकार के कारबार को 
संचालित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं। उपरोक्त प्रस्तावित धारा में प्रयुक्त शब्दों 'आस्तियों 
का पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण' के प्रयोग में आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण दोनों 
प्रकार के कारबार संचालित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई भी कंपनी कवर हो जाती हैं 

तथा इसमें इस प्रकार वे एआरसीज्ञ भी शामिल हो जाती हैं जो केवल पुनर्गठन/प्रतिभूतिकरण 
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के कार्य में हैं। अतः, समिति ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित, उपधारा के अंत में दिये 

गये शब्दों “आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण” को “आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण 

अथवा दोनों' शब्दों से प्रतिस्थापित किया wei इसके अलावा, जैसा कि प्रस्तावित 

धारा 2(1) (खक) में है, “कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सम्मिलित' शब्दों का लोप 

किया जाये। 

13. विधेयक में नया खंड 4(xii) का अंतःस्थापन--वित्तीय आस्तियों का 

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत 

धारा 201) (न) (५) में संशोधन 

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 

(एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम की धारा 2(1) (न) में संपत्ति को परिभाषित किया 

गया है। इस संबंध में उपखंड (०) निम्नलिखित दर्शाता हैः-- 

“oud आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, पेटेंट प्रतिलिप्यधिकार (ट्रेड मार्क), लाइसेंस, नामाधिकार 

या इसी प्रकृति का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार ' 

समिति आगे नोट करती है कि विधेयक के खंड 25(v) के अनुसार, नई 

उपधारा 2 (जख) को अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे बैंकों और वित्तीय 

संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीबीएंडएफआई अधिनियम) के 

अंतर्गत संपत्ति की परिभाषा at शामिल किया जा सके। नई प्रस्तावित धारा के उपखंड 

में निम्नलिखित उपबंध किया गया है:-- 

(ड) अमूर्त आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, प्रतिलिप्यधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, नामाधिकार 

या इसी प्रकृति का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, जो रिजर्व बैंक 

द्वारा, अधिसूचना द्वारा ऐसे संपत्ति अधिकार के रूप में घोषित किया गया है, जिन 

पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में प्रतिभूति हित का सृजन किया जा सकता 

a 

इस संबंध में समिति का यह मत है कि अमूर्त आस्तियों की प्रतिभूति के आधार 

पर ऋण प्रदान किया जा रहा है और केन्द्र सरकार को समय-समय पर अमूर्त आस्तियों 

के प्रकार को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार दिए जाने की दृष्टि से समिति उक्त उपखण्ड 

को निम्नलिखित में प्रतिस्थापित करने का निर्णय लेती >. 

(S अमूर्त आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, प्रतिलिप्यधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, नामाधिकार 

या इसी प्रकृति का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, जैसाकि केन्द्र 

सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श कर विनिर्दिष्ट किया गया है। 

. साथ ही, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अंतर्गत anf की परिभाषा और 

आरडीडीबी एण्ड एफआई अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित परिभाषा में सुसंगतता लाने के 
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लिए समिति ने खण्ड 4 के अंतर्गत निम्नलिखित उपखंड जोड़े जाने का निर्णय लिया 

हैः 

‘(xii) खंड (न) के उपखंड (५) में “इसी प्रकृति का ऐसा कोई अधिकार” के 

स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं नामतः 

“जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श कर विनिर्दिष्ट किया गया 

है 

14. एसएआरएफएईएसआई के खंड 4 (xiv) प्रतिस्थापन एसएआरएफएईएसआई 

अधिनियम उपखंड (झ) के बाद उपखंड (झक ) का अंतःस्थापन 

प्रारूपण में स्पष्टता लाने तथा मौजूदा विधेयक में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 

में किए गए संशोधनों के अनुसार सुरक्षित लेनदारों के रूप में डिबेंचर =e को शामिल 

करने के लिए किए गए परिणामी संशोधनों के उद्देश्य से समिति ने विधेयक के 

खंड 4(xiv) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है: 

(यघ) सुरक्षित लेनदार से आशय है-- 

(एक) कोई बैंक या वित्तीय संस्थान या बैंकों या वित्तीय संस्थानों का कोई संघ का 

समूह जो खंड (ठ) के उपखंड (एक) या (एख) में यथा विनिर्दिष्ट किसी मूर्त 

आस्तिया अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित धारित करता है; 

(दो) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा नियुक्त डिबेंचर =e; या 

(तीन) एक आस्ति पुनर्गठन कंपनी जो या तो उस रूप में कार्य कर रही हो या 

इस प्रकार के आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण के लिए स्थापित 

न्याय का प्रबंध कर रही हो, जैसा भी हो; या 

(चार) बोर्ड के साथ पंजीकृत और सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों के लिए किसी कंपनी 

द्वारा नियुक्त डिबेंचर =e; या 

(पांच) कोई अन्य न्‍्यासी जो किसी बैंक या वित्तीय संस्था की ओर से प्रतिभूति 

धारित कर रहा हो और जिसके पक्ष में किसी वित्तीय सहायता के उपयुक्त पुनर्भुगतान 

के लिए किसी supa द्वारा प्रतिभूति हित सृजित किया गया है। 

15. प्रतिभूति हित की परिभाषा में संशोधन--खंड 4 (पंद्रह) नया प्रस्तावित 

खण्ड 2(1) (यच ) 

खंड 4 (भफ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित 

का प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2(1)(यच) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है 
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जिसके द्वारा प्रतिभूति हितों की परिभाषा में संशोधन किया गया है। विधेयक के खण्ड 4 

(भफ) की व्याख्या में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित 

का प्रवर्तन अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत उल्लिखित मामले के संबंध में प्रतिभूति 

हित को निकाल दिया गया है। समिति ने प्रारूप में wed लाने के प्रयोजन से प्रस्तावित 

प्रतिस्थापित उपधारा 201) (यच) के स्पष्टीकरण का लोप करने का निर्णय लिया। इसके 

अलावा, खंड (पंद्रह) में निम्नलिखित संशोधन किए se 

(एक) “जो भी” शब्द के स्थान पर “धारा 31 में विनिर्दिष्ट शब्दों को छोड़कर' शब्द 

प्रतिस्थापित किए जाएं। 

(दो) जहां भी शब्द “संपत्ति” विनिर्दिष्ट हो उसके स्थान पर ‘anita’ प्रतिस्थापित कर 

दिया जाए। 

(तीन) प्रतिस्थापित खंड aa (दो) में “अमूर्त af अथवा' शब्दों के पश्चात्‌ 

‘SRM अथवा' शब्द जोड़ें। 

16. व्यवसाय शुरू करने के लिए या चलाने के लिए आस्ति पुनर्गठन कंपनी हेतु 
आवश्यक निवल स्वामित्वाधीन निधि खण्ड 5 (एक) धारा 3 (1) (ख) का 

प्रतिस्थापन 

वित्तीय आस्तियों या प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन 

अधिनियम की धारा 3(1)(ख) में यह उपबंध किया गया है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या 

पुनर्गठन कंपनी के पास दो करोड़ रुपए से se की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य रकम 

जो प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित की जाने वाली या अर्जित की 

गई कुल वित्तीय आस्ति के 15 प्रतिशत से अनधिक हो, जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक किसी 

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के लिए व्यवसाय शुरू करने या आस्तियों का 

पुनर्गटन करने, के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, रखनी आवश्यक है। 

इस विधेयक के खण्ड 5 (झ) में पूर्वोक्त उपबंध को निम्नलिखित खण्ड से 

प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है: 

“*(ख) दो करोड़ रुपए से अन्यून की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य रकम जो रिजर्व 
बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; 

समिति नोट करती है कि प्रस्तावित संशोधन के अनुसार किसी प्रतिभूतिकरण या 

पुनर्गटम कंपनी के लिए व्यवसाय शुरू करने या चलाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 

अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया 

गया है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक उच्च अर्जित निधि आवश्यकता को अनुबंधित किए 
जाने हेतु सक्षम हो सके। अत: समिति प्रारूप को स्पष्ट करने के प्रयोजन के प्रस्तावित 

संशोधित खंड में 'ऐसी अन्य' शब्दों के बाद ‘Seq’ शब्द अंतःस्थापित करने का निर्णय 

लेती है। 
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17. एआरसी को प्रायोजित किए जाने हेतु मानदंड खंड 5 (दो) (a) 

[धारा 3(3) (च)] 

विधेयक का खंड 5 (दो) प्रस्तावित करता है कि मूल अधिनियम की धारा 3(3) 

(च) को प्रतिस्थापित कर दिया sme समिति नोट करती है कि वित्त मंत्री ने वर्ष 2016-17 

के लिए बजट अभिभाषण में प्रस्तावित किया है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण 

और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहितों का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 

2002 में यथावश्यक संशोधन किए जाएं, जिससे एआरसी के प्रायोजित को एआरसी में 100 

प्रतिशत SH रखे जाने हेतु सक्षम किया जा सके व गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिगत 

प्राप्तियों में निवेश की अनुमति दी जा सके। इस संबंध में समिति निर्णय लेती है कि 

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम 

की धारा ३(3)(च) को निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया गयो है:-- 

‘C@) कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी का प्रायोजित व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे 

व्यक्तियों हेतु जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप एक सक्षम व 
उपयुक्त व्यक्ति है।' 

समिति, परिणामी संशोधन के रूप में, आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों की पूंजी में 

संचालन हित संबंधी प्रतिबंधों में छूट के अलावा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और 

पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहितों का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई) की धारा 3(3) 

(घ) का लोप किए जाने का निर्णय लेती है, जिससे एआरसीज़्ञ में निदेशक मंडल की 

संरचना में कोई प्रतिबंध न हो। 

18. धारा 5(1क ) के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट 

विधेयक के खंड 6 (एक) में यह प्रस्तावित है कि धारा 5 में एक नई उपधारा 

(1क) अंतःस्थापित कर दी जाए जो निम्नलिखित प्रकार से हो: 

“(1क) कतिपय दस्तावेज जिसे वित्तीय आस्तियों का अर्जन किए जाने के प्रयोजन 

हेतु उपधारा (1) के अंतर्गत आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के पक्ष में किसी बैंक अथवा 

वित्तीय संस्थान द्वारा निष्पादित किया जाए, भारतीय wr अधिनियम, 1899 की 

धारा sa के उपबंधों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी से छूट दी sre” 

विस्तृत चर्चा के पश्चात्‌, समिति की राय है कि खंड 6 में उपबंधित स्टाम्प ड्यूटी 

से छूट मात्र आस्तियों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय आस्तियों के ans के लिए ही है। इस 

प्रकार की छूट का इस प्रकार के मामलों में दुरुपयोग जिनमें एआरसी द्वारा इस तरह का 

अर्जन अपने स्वयं के अथवा निवेशकों के उपयोग हेतु है, समिति का मानना है कि 

आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण के यथार्थ प्रयोजन को अधिनियम में उल्लेखित 

किया जाना चाहिए।



अतः, समिति निर्णय लेती है कि मूल अधिनियम की धारा 5(1क) में निम्नलिखित 
उपबंध अंतःस्थापित किया जाए:-.. 

“बशर्ते कि इस उपधारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां आस्ति 
पुनर्निर्माण कम्पनी द्वारा वित्तीय आस्तियों के अर्जन का प्रयोजन आस्ति पुनर्निर्माण 

अथवा प्रतिभूतिकरण के अलावा Vt” 

19. आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन से एआरसी द्वारा वित्तीय आस्ति का अर्जन-- 
नई प्रस्तावित धारा 50 1ख) और 5( 3क) का लोप 

विधेयक का खंड 6(i) धारा 6 में नई उपधारा (1ख) और 3क, जो निम्नवत्‌ उपबंध 

करते हैं, के अंतःस्थापन का प्रस्ताव करता है:-- 

*(1ख) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी उस स्थिति में, जिसमें उधार लेने वाला नियत तारीख 
पर प्रतिभूत ऋण अथवा उसकी कोई fea नहीं दे पाता; आस्ति पुनर्निर्माण के 

प्रयोजन से किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान की वित्तीय आस्ति का अधिग्रहण कर 
सकती है भले ही इस प्रकार के उधार लेने वाले के खाते को अनर्जक आस्ति के 

रूप में वर्गीकृत किया गया हो अथवा नहीं। 

““(3क) तत्समय you feet अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी 
उपधारा (1) के अधीन निष्पादित दस्तावेज के आधार पर, आस्ति पुनर्गठन कंपनी का 

नाम सभी रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों या पब्लिक अभिलेखों या ऐसे अन्य अभिलेख और 

किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष बैंक या वित्तीय 

संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध सभी विधिक कार्रवाइयों में प्रतिस्थापित होंगे और ऐसी 
ate पुनर्गठन कंपनी ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था: के सभी अधिकारों के प्रयोग करने 

के हकदार st"! 

इस संबंध में समिति नोट करती है कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के उपबंध 

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और अनर्जक आस्तियों के आस्ति पुनर्निर्माण की व्यवस्था 
करते हैं। धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत आस्तियों के अर्जन करने की शक्ति में अनर्जक 
आस्तियों के रूप में अवर्गीकृत स्वस्थ आस्तियों का अर्जन करना शामिल है। इस प्रकार 
समिति का मत है कि प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक है। इसलिए समिति ने विधेयक के 
खंड 6 द्वारा अंतःस्थापित करने के लिए यथा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 5 की 

नई उपधारा 1ख और 3क का लोप करने का निर्णय लिया है। चूंकि, एसएआरएफएईएसआई 

अधिनियम की धारा 5(3) और 5(5); ने प्रस्तावित धारा 3(क) के उपबंध को पहले 

ही कवर किया हुआ है, इसलिए समिति ने प्रस्तावित धारा 3(क) का लोप करने का 
निर्णय लिया है। 

20. प्रतिभूति प्राप्तियों में गैर-संस्थागत निवेशकों द्वारा निविश-एसएआरएफएईएसआई 
. अधिनियम का खंड 7 धारा 7(1) 

विधेयक के खंड 7 का आशय मूल अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करना है 

ताकि प्रतिभूति प्राप्तियों में ad संस्थागत क्रेता के अतिरिक्त गैर-संस्थागत क्रेता भी निवेश 

8



कर सकें। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में गैर-संस्थागत निवेशकों को 

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है ताकि बैंककारी 

धारा में प्रबलित आस्तियों की समस्या से निपटा जा सके। इस संबंध में समिति ने मूल 

अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत गैर-संस्थागत निवेशकों को शामिल करने का निर्णय 

लिया है। विधेयक के खंड 7 में निम्नवत्‌ संशोधन किया गया है:-- 

“मूल अधिनियम कौ धारा 7 में, उपधारा (1) में, “(जनसाधारण को की गई 

प्रस्थापना से fast)” कोष्ठकों और शब्दों को “या गैर-संस्थागत निवेशकों सहित 

निवेशकों का ऐसा अन्य कोई प्रवर्ग जो समय-समय पर बोर्ड के परामर्श से रिजर्व 

बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा” से प्रतिस्थापित किया जाए।' 

मूल अधिनियम में परिणामी संशोधन किए जाने हेतु, विधेयक के खंड 3(तीन) और 

३(चार) के अनुसार निम्नलिखित सामान्य खंड अंतःस्थापित कर दिया जाए:-- 

*3(तीन) जहां भी “अर्हित संस्थागत क्रेता' शब्द हो उनके स्थान पर “अर्तित क्रेता' 

शब्द प्रतिस्थापित कर दिए sid’ 

“३(तीन) जहां भी ‘aga संस्थागत क्रेता' शब्द हो उनके स्थान पर “अर्तित क्रेता” 

शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जाएं।' 

21. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एआरसी की लेखा परीक्षा और जांच-खंड 10 

प्रस्तावित धारा 12बी (झ) 

विधेयक के खंड 10 में यह प्रस्ताव है कि नई प्रस्तावित धारा 12बी (a) अंतः 

स्थापित कर दी जाए. जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को समय-समय पर आस्ति 

पुनर्निर्माण कंपनी कौ लेखा परीक्षा और निरीक्षण किए जाने हेतु प्राधिकृत किया है। इस 

संबंध में, समिति का मत है कि विशेष न्याय संबंधी लेखा परीक्षा किए जाने हेतु रिजर्व 

बैंक को यह प्राधिकृत कर दिया जाए कि इस प्रकार की लेखा परीक्षा को किसी अन्य 

विशिष्ट एजेंसी को सौंपा जाए। इसके आलोक में, समिति ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित 

धारा 12(बी)(झ) में अंतर्विष्ट शब्द “लेखा परीक्षा और निरीक्षण करेगा' के स्थान पर 

“लेखा परीक्षा और निरीक्षण करेगा या करवाएगा' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। 

22. मूल अधिनियम (विधेयक के खंड 10) की प्रस्तावित धारा 12ख (3) 

(ख) में परंतुक अंतःस्थापित किया जाना 

समिति ने निर्णय लिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तावित धारा 

12ख (3)(ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर दिया जाए: 

“बशर्ते कि खंड (क) के अंतर्गत चेयरमैन अथवा निदेशक को हटाए जाने हेतु कोई 

भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उनको सुने जाने का 

अवसर न दिया गया en”



23. अन्य प्रस्तावित धाराओं 30m से 309 के साथ प्रस्तावित नई धाराओं 127 

और 12घ की असंगतता 

रिजर्व बैंक तथा कुछ पणधारकों ने अपने लिखित ज्ञापन में अन्य प्रस्तावित धाराओं 

30% से 30घ के साथ प्रस्तावित नई धाराओं 127 और 12घ की असंगतता की ओर इंगित 

किया है और इसीलिए धारा 127 और 12घ का लोप करने तथा धारा 30क से 30घ में 

परिणामी संशोधन करने का सुझाव दिया है। 

समिति पाती है कि नई प्रस्तावित धाराएं i खंड (10) और धारा 30क 

(खंड 20) किसी एआरसी/किसी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन न किये 

जाने पर शास्ति के उपबंध का प्रस्ताव करती हैं। जबकि प्रस्तावित धारा 12ग के अंतर्गत 

शास्ति अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी रिजर्व बैंक है, प्रस्तावित धारा 30क के अंतर्गत 

यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी है; जो कि ऐसा प्राधिकारी है जो कि इस संबंध में उपलब्ध 

कराये गए स्पष्टीकरण के अनुसार समय-समय पर निर्दिष्ट रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी 

अथवा अधिकारियों की समिति होती है। समिति यह भी नोट करती है कि उपर्युक्त 
स्पष्टीकरण के अनुसार “afd व्यक्ति'' में एआरसी अथवा कोई व्यक्ति; जिसने कोई 

चूक अथवा उल्लंघन अथवां व्यतिक्रम किया हो शामिल है। व्यापक जांच के बाद समिति 

ने महसूस किया कि नई प्रस्तावित धाराएं 30के से 30घ बहुत व्यापक हैं और उसमें शास्ति 

अधिरोपित करने, शास्ति के विरुद्ध अपील करने, अपीलीय प्राधिकारियों और शास्तियों की 

वसूली की शक्तियों संबंधी उपबंध शामिल हैं। चूंकि प्रस्तावित धारा 12ग और 12घ में 

अंतर्विष्ट उपबंधों पर धारा 30m से 30घ में विस्तार से एक ही स्थान पर बताया गया 

है, इसलिए प्रस्तावित धारा 12ग और 12घ अनावश्यक प्रतीत होती हैं। इस संबंध में, 

समिति भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य पणधारकों के विचारों से सहमत है इसलिए उसने 

धारा 121 और 12घ का लोप करने का निर्णय किया है। 

इसके आगे धारा 12ग और 12घ की भावना; जो धारा 9 अथबा धारा 12 अथवा 

धारा 12क तथा धारा 30क के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन न 

करने हेतु शास्ति के बारे में बताती है; को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए समिति 

ने प्रस्तावित धारा 30क(1) के “उन धाराओं A” शब्दों को “इस अधिनियम के अंतर्गत 

रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निर्देश का अनुपालन करने में विफल होता 2” शब्दों से 

प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि प्रस्तावित 

धारा 121 और 12घ के लोप के मद्देनजर प्रस्तावित st 30क से 30घ तथा अधिनियम 

के अन्य संगत खंडों में परिणामी संशोधन किये जायें। 

24. प्रतिभूत लेनदार को Vee अथवा समनुदेशन अथवा विनिर्धारित स्थितियों में 
विक्रय रोकने के उपबंध — एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(8) में 
संशोधन [ विधेयक का खंड 11(ii)] 

विधेयक का खंड 11(ii) एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(8) में 
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संशोधन का प्रस्ताव करता है। मौजूदा धारा 13(8) निम्नवत्‌ उपबंध करती है:-- 

“यदि प्रतिभूत लेनदार को शोध्य रकम उसके द्वारा उपगत सभी लागत, प्रभारों और 

व्ययों सहित, प्रतिभूत लेनदार को विक्रय अथवा अंतरण हेतु नियत तारीख के पूर्व 

किसी समय निविदत्त कर दी जाती है, तो प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्ति का 
विक्रय अथवा अंतरण नहीं किया जाएगा और उसके द्वारा उस प्रतिभूत आस्ति के 
अंतरण अथवा विक्रय हेतु कोई और कदम नहीं उठाए जाएंगे।'” 

प्रस्तावित संशोधित धारा 13(8) में निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया है:-- 

(8) जहां प्रतिभूत लेनदार को शोध्य रकम को, उसके द्वारा उपगत सभी लागत, 
प्रभारों और oat सहित, प्रतिभूत लेनदार के पट्टे, समनुदेशन या विक्रय के लिए 

नियत तारीख के पूर्व किसी समय निविदत्त कर दिया जाता है: 

“ (एक) प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्तियों को vee पर नहीं दिया जाएगा, 

उनका समनुदेशन या विक्रय नहीं किया जाएगा; और 

(दो) इस उपधारा के अधीन आस्तियों के पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के लिए 
ऐसे प्रतिभूति लेनदार द्वारा लेने के कोई उपाय किए जाने की दशा में, प्रतिभूत 
आस्तियों के vee या समनुदेशन या विक्रय के लिए प्रतिभूत लेनदार द्वारा कोई और 
कदम नहीं उठाए sy” 

इस संबंध में, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) में प्रावधान है 

कि प्राधिकृत अधिकारी किसी अनुमोदित मूल्यांकक से संपत्ति का मूल्यांकन कराएगा और 
प्रतिभूत लेनदार के परामर्श से संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करेगा और 
निम्नलिखित विधियों में से किसी के भी द्वारा ऐसी अचल प्रतिभूत आस्ति की पूर्ण रूप 
से अथवा उसके किसी भाग की बिक्री कर सकेगा:-- 

(क) समान प्रतिभूत आस्तियों के विषय में संव्यवहार करने वाले अथवा अन्यथा 

ऐसी आस्तियों को खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त करने के 
द्वारा; अथवा 

(ख) जनता से निविदाएं आमंत्रित करने के द्वारा; 

(ग) सार्वजनिक नीलामी द्वारा; अथवा 

(a) निजी संधि द्वारा 

समिति ने इस संबंध में प्रस्तावित संशोधन और मौजूदा नियमों की जांच करने के 
बाद खंड 11(ii) [मूल अधिनियम की धारा 13(8)] को निम्नवत्‌ संशोधित करने का 

निर्णय लिया: 

(8) जहां प्रतिभूत लेनदार को शोध्य रकम को, उसके द्वारा उपगत सभी लागत, 

प्रभारों और व्ययों सहित, प्रतिभूत लेनदार को सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना के 

11



प्रकाशन अथवा सार्वजनिक कोटेशन द्वारा निविदा आमंत्रित करने अथवा yee, समनुदेशन 

द्वारा अंतरण हेतु निजी संधि अथवा प्रतिभूत आस्तियों के vee, समनुदेशन या विक्रय 

के लिए नियत तारीख के पूर्व किसी समय निविदत्त कर दिया जाता है:- 

(एक) प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्तियों को vee समनुदेशन या विक्रय के 

माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा; और 

(दो) इस उपधारा के अधीन आस्तियों के vee या समनुदेशन या विक्रय के लिए 

ऐसे प्रतिभूति लेनदार द्वारा लेने के कोई उपाय किए जाने की दशा में, 

प्रतिभूत आस्तियों के yee या समनुदेशन या विक्रय के लिए प्रतिभूत लेनदार 

द्वारा कोई और कदम नहीं उठाए जाएंगे।'” 

25. सीएमएस अथवा डीएम द्वारा कारणों को रिकॉर्ड करना — खंड 12 (मूल 

अधिनियम की धारा 14(1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात्‌ Us का अंतःस्थापन ) 

समिति कतिपय आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए मूल अधिनियम की धारा 14 के 

अंतर्गत आदेश जारी करने हेतु सीएमएम/डीएम को और समय विस्तार मुहैया कराने के 

दृष्टिगत मूल अधिनियम की धारा 14(1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक 

अंतःस्थापित करने का निर्णय लेती है:-- 

“aed am यह कि जहां चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा जिलाधीश की राय यह 

हो कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई आदेश तीस दिन के अंदर पारित नहीं किया 

जा सकता है, वह कारणों को रिकॉर्ड करने के पश्चात्‌ आगे की अवधि के अंदर 

के आशय का, जो कुल मिलाकर साठ दिन:से अनधिक हो, आदेश पारित कर सकता 

है 

26. प्रस्तावित धारा 14( 2क ) का लोप किया जाना--खंड 12(ii) 

खंड 12(1) में निम्नलिखित नई धारा (2क) का अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित 

“उपधारा (1) के अंतर्गत कोई आवेदन:-- 

(क) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 19 की उपधारा (2) के अनुपालन 

में किसी उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में उनके क्रमशः ऋण के प्रतिभूत लेनदारों 

के रूप में दो या अधिक बैंकों के साथ या बिना किसी वित्तीय संस्था जिसमें किसी 

उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में उनके क्रमशः: ऋण के भाग को परिवर्तित किया 

है या ऐसे बैंक के नाम में किसी वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी 

रखे गए प्रवर्तक शेयरधारक के शेयरों के अंतरण में प्राप्त किए हैं, उधार लेने वाली 

कंपनी के पचास प्रतिशत शेयर पूंजी से अधिक के दोनों नियंत्री हैं; या 

(ख) कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वित्तीय संस्था या कोई अन्य समनुदेशी उधार 

लेने वाली कंपनी की शेयर पूंजी का 51% से अधिक की नियंत्री है, द्वारा भी किया 

जा सकेगा। 
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स्पष्टीकरण-शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूत 

लेनदार द्वारा किसी उधार देनें वाली कंपनी के शेयरों के ऋण के शेयरों के परिवर्तन 

wad प्रतिभूतियों के प्रतिभूत लेनदारों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार के प्रभाव 

नहीं डालेंगे और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऋण 

की बकाया रकम की बसूली कर सकेंगे।'! 

समिति पाती है कि एसएआरएफएईएसआई की मौजूदा धारा 14(1) के अंतर्गत किसी 

प्रतिभूत लेनदार द्वारा किसी ऐसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण के प्रयोजन हेतु चीफ 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा जिलाधीश से लिखित में अनुरोध किया जा सकेगा। किसी 

कंपनी के आस्तियों को कब्जे में लेने अथवा ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के मामले 

में कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एक्ट, 1992 और अन्य संगत कानूनों का अनुपालन 

अपेक्षित होगा। अतएवं समिति उप-धारा 2(क) का लोप करने का निर्णय लेती है। 

27. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 15(4) में परंतुक का 

अंतःस्थापन--विधेयक का खंड 13 

विधेयक के खंड 13 में प्रस्तावित है कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 

15(4) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाए:-- 

“परंतु यदि कोई प्रतिभूत लेनदार, संयुक्त रूप से अन्य प्रतिभूत लेनदार या किसी 

आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वित्तीय संस्था या किसी अन्य समनुदेशी के साथ अपने ऋण 

को किसी उधार देने वाली कंपनी के शेयरों में भागत: परिवर्तित करता है और उस 

उधार लेने वाली कंपनी में नियंत्री हित अर्जित कर लेता है, प्रतिभूत लेनदार के लिए 

यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे उधार लेने वाले के कारबार को पुनर्स्थापित 

करे।'! 

समिति का मानना है कि यह कहने से कि प्रतिभूत लेनदार के लिए यह आवश्यक 

नहीं होगा कि वह ऐसे उधार लेने वाले के कारबार को पुनर्स्थापित करे, यह मंशा प्रतीत 

होती है कि ऐसे लेनदार के कारबार के प्रबंधन को पुनर्स्थापित नहीं करना है। अतः, 

समिति शब्दों “प्रतिभूत लेनदार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे उधार लेने वाले 

के कारबार को पुनर्स्थापित करें” के स्थान पर शब्दों “ऐसा प्रतिभूत लेनदार ऐसे उधार 

लेने वाले के कारबार का प्रबंध पुनर्स्थापित करने के लिए उत्तरदायी नहीं erm” को 

प्रतिस्थापित करने का निर्णय लेती है। 

28. डीआरटी में आवेदन फाइल करना -- तत्संबंधी क्षेत्राधिकार --- धारा 17( 1क ) 

(विधेयक का खंड 14) का अंतःस्थापन 

धारा 14(8) का आशय उन ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष जिसकी अधिकारिता 

की स्थानीय सीमा के भीतर वाद हेतुक पूर्णतः या भागत: उत्पन्न होता है; या जहां प्रतिभूत 

आस्ति अवस्थित है, में प्रतिभूतिकरण आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करने से है। 
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डीआरटी में आवेदन फाइल करने के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के प्रयोजन से समिति यह 
सिफारिश करती है कि प्रस्तावित धारा 17(1क) के अंतर्गत उपखंड (ख) के बाद उपखंड 
(ग) जोड़ा जाए। 

“ (ग) बैंक अथवा वित्तीय den की शाखा अथवा कोई अन्य कार्यालय कार्यरत है 
और ऐसे खाते का रखरखाव करता है जिसमें दावा किया गया ऋण कुछ समय के 
लिए बकाया है।'” 

29. मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 17( 1ख ) का लोप करना ( विधेयक का 
खंड 14) 

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण age विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) 
विधेयक, 2016 की धारा उधार लेने वाले अथवा किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा अधिनियम 

की धारा 13(iv) के अंतर्गत बैंक की कार्रवाई के विरुद्ध आवेदन किए जाने का उपबंध 

करती है। यदि ऋण वसूली अधिकरण इस निर्णय पर पहुंचता है कि बैंक की कार्रवाई 
तर्कसंगत नहीं है; धारा 17(3) यह उपबंध करती है कि प्रतिभूत आस्ति के कब्जे का 
उधार लेने वाले के पास पुनर्स्थापन होगा। तथापि, बैंक की कार्रवाई से व्यथित किसी अन्य 
व्यक्ति के पक्ष में ऐसे कब्जे के पुनर्स्थापन का कोई उपबंध नहीं है। उच्चतम न्यायालय 
हर्षद Tiel बनाम आईएआरसी में अभिनिर्धारित किया है कि ऋण वसूली अधिकरण के 
पास धारा 17 के अंतर्गत, किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी आवेदन में दावा की गई अभिधृति 

या अन्य अधिकार के बारे में निर्णय करने की कोई शक्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय 
ने आगे यह निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदनों पर जिलाधीन अथवा चीफ मेट्रोपोलिटन 
मजिस्ट्रेट द्वावा अधिनियम की धारा 14 के अधीन निर्णय लिया जाएगा। 

प्रस्तावित संशोधन डीआरटी को किसी व्यथित पक्ष को प्रतिभूत आस्ति के कब्जे को 
पुनर्स्थापित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, यदि बैंक की कार्रवाई अवैध है और साथ 

ही डीआरटी को प्रतिभूत आस्तियों में अभिधृति अधिकार सहित तृतीय पक्ष के अधिकारों 
के संबंध में निर्णय लेने की भी शक्ति प्रदान करते हैं। समिति पाती है कि उच्चतम 
न्यायालय के निर्णयों तथा विभिन्‍न राज्यों में लागू अभिधृति संरक्षण कानूनों के आलोक में 
प्रस्तावित संशोधन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। 

(एक) विशाल| एन. कलसारिया बनाम बैंक ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम 
न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डीआरटी को बैंकों में बंधक संपत्ति के 
संबंध में तृतीय पक्ष द्वारा दावाकृत अभिधृति अधिकार का निर्णय करने की 
शक्ति प्राप्त नहीं है। 

(दो) संविधान के अंतर्गत अभिधारण अधिकार तथा मकान मालिक और किराएदार 
के बीच संबंध राज्य का विषय है और केन्द्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित 
डीआरटी को राज्य किराया नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत संरक्षित अभिधृति 

वाले किराएदारों के संबंध में अभिधृति अधिकारों के बारे में निर्णय लेने की 
शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। 
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(तीन) उच्चतम न्यायालय के हर्ष गोवर्धन सोंदागर बनाम इंटरनेशनल Wea 

रिकनन्‍्सट्रक्शन कंपनी लि. (2014) संबंधी उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित 

किया गया कि बैंक निम्नलिखित से घर खाली करा सकता है:-- 

(क) वे किराएदार . जिनके पट्टे/अभिधृतियां समाप्त हो गयी हैं अथवा 
जिनका पर्यावसान हो गया है; अथवा 

(ख) वे किराएदार जिनके पट्टे/अभिधूतियां--- 

(एक) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65क के प्रतिकूल 

हैं; अथवा 

(दो) बंधक-निबंधनों के प्रतिकूल हैं; अथवा 

(तीन) बैंक द्वारा एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(2) 
के अंतर्गत बैंक द्वारा व्यतिक्रम और मांग की सूचना जारी 
किए जाने के पश्चात्‌ सृजित हुए हों। 

उक्त स्थिति के दृष्टिगत समिति यह निर्णय करती है धारा 17 के प्रावधानों में स्पष्ट 

रूप से उन मामलों जिनमें डीआरटी, धारा 17 के अंतर्गत प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु बैंकों 
को कार्रवाई करने की अनुमति संबंधी आदेश पारित कर सकते हैं, को विनिर्दिष्ट करते 
हुए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 17 (खंड 14) में प्रस्तावित 
धारा 11क) का लोप कर दिया है। संशोधित धारा 17(3) निम्नवत्‌ है:-- 

(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, 

अर्थात्‌: 

“ (3) यदि ऋण वसूली अधिकरण मामले के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों तथा 
पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि 
प्रतिकूल लेनदार द्वारा किए गए धारा 13 की उप-धारा (4) में संदर्भित कोई भी 
उपाय इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत रचित नियमों के अनुसार नहीं 
हैं और उधार लेने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिभूत आस्तियों के प्रबंधन 
का पुनर्स्थापन सौंपे जाने अथवा उनका पुनर्स्थापन किए जाने अथवा कब्जा दिए जाने 
की आवश्यकता है तो, यह आदेश द्वारा-- 

(क) प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उप-धारा (4) के संदर्भित किसी एक 

या अधिक उपायों के अवलंब को अवैध घोषित कर सकता है; और 

(ख) उधार लेने वाले अथवा ऐसे अन्य व्यथित व्यक्ति जिसने उप-धारा. (1) के 
अंतर्गत आवेदन फाइल किया है, जैसा भी मामला हो, को प्रतिभूत आस्तियों 
का कब्जा अथवा प्रबंधन पुनर्स्थापित कर सकता है; और 

(ग) प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत लिए गए किसी 

भी अवलंब के संबंध में, जो यह उचित और आवश्यक समझे, ऐसे निदेश 
पारित कर सकता है। 
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(चार) उप-धारा (4) के warn, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, 

अर्थात्‌:- 

“(4क) (एक) जहां कोई व्यक्ति, उप धारा (1) के अंतर्गत किसी आवेदन में 

प्रतिभूत आस्ति पर किसी अभिधृति अथवा yee के अधिकारों का दावा करता है; ऋण 

वसूली अधिकरण द्वारा ऐसे दावों के संबंध में मामले के संबंध में तथ्यों और 

परिस्थितियों तथा पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के पश्चात्‌ प्रतिभूति हित 

के प्रवर्तन के प्रयोजन हेतु यह जांच की जाए कि क्या पट्टा अथवा अभिधुृति-.. 

(क) समाप्त हो गया/गयी है अथवा उसका पर्यावसान हो गया है; अथवा 

(ख) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65क के प्रतिकूल है; अथवा 

(ग) बंधक-निबंधनों के प्रतिकूल है; अथवा 

(घ) बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत बैंक द्वारा 

व्यतिक्रम और मांग की सूचना जारी किए जाने के पश्चात्‌ सृजित हुआ/हुई 

है| 

(दो) जहां ऋण वसूली अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि प्रतिभूत आस्ति में 

दावाकृत अभिधृति अधिकार अथवा पट्टा अधिकार खंड (एक) के उपखंड (क) अथवा 

उप-खंड (ख) अथवा उप-खंड (ग) अथवा उप-खंड (घ) के अंतर्गत आता है तो 

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऋण 

वसूली अधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जैसा यह उचित समझे, आदेश 

पारित कर सकता है। 

30. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम को आईबीसी कोड के अनुरूप बनाना- 

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की प्रस्तावित धारा 26(S) के पश्चात्‌ परंतुकों का 

अंतःस्थापन (खंड 17, नई प्रस्तावित धारा iva) 

समिति नोट करती है कि आईबीसी कोड, 2016 की धारा 14(1)(ग) में समाधान 

प्रक्रिया के दौरान बंधक का प्रावधान है जो कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के 

अंतर्गत किसी प्रतिभूति हित की वसूली अथवा प्रवर्तन हेतु कार्रवाई को निषिद्ध करता है। 

यदि समाधान अनुमोदित नहीं होता है तो आईबीसी की धारा 52 में एसएआरएफएईएसआई 

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूति fea के प्रवर्तन का प्रावधान है। उपरोक्त उपबंधों के संबंध 

में ऐसा प्रतीत होता है कि आईबीसी का आशय, जहां तक प्रतिभूति हित की वसूली अथवा 

प्रवर्तन का संबंध है, आईबीसी को एसएआरएफएईएसआई के अनुरूप बनाना है। तथापि, 

समिति स्पष्टता तथा आईबीसी के उपबंधों को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम और 

आरडीडीबी तथा wren we के अनुरूप बनाने हेतु यह निर्णय लेती है कि 

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की प्रस्तावित धारा 20(कख) खंड 29(xix) और 

प्रस्तावित धारा 26(ड) और आरडीडीबी एंड एफआई एक्ट की धारा 31ख (विधेयक का 

16



खंड 38) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए- 

“स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों हेतु, Ween यह स्पष्ट किया जाता है शोधन 

अक्षमता और दीवाला संहिता, 2016 के प्रारंभ होने के बाद, ऐसे मामले जिनमें उधार 

लेने वाले की प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में शोधन अक्षमता और दीवाला कार्यवाही 

लंबित है, ऋण भुगतान में प्रतिभूत लेनदारों की पूर्वीकता उस संहिता के प्रावधानों 

के अध्यधीन eit” 
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भाग दो 

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 

में प्रस्तावित संशोधन 

31. डीआरटी/डीआरएटी में रिक्तियों को भरने हेतु सुझाया गया तंत्र -- धारा 
4( 2 ), धारा 6, धारा 8 और धारा 11 (खंड 25क, 26, 26क और 27) में संशोधन 

विभिन्‍न ऋण वसूली अधिकरणों में मामलों के लंबित रहने के मुद्दे पर वित्तीय सेवा 
विभाग ने समिति को यह बताया कि ऋण वसूली अधिकरणों में लगभग 70,000 मामले 
लंबित हैं जिनमें पांच लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि शामिल है। विभिन्‍न 
हितधारकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में मामलों के लंबित रहने के संबंध में एक कारण यह बताया 
गया है कि यह स्थिति विभिन्‍न डीआरटी/डीआरएटी में पदों के रिक्त रहने की वजह से 
है। हितधारकों ने इस संबंध में अनेक सुझाव दिए हैं। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने 
के बाद समिति ने यह निर्णय लिया कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली 
अधिनियम (आरडीडीबी एंड एफआई एक्ट) के अंतर्गत निम्नलिखित नए प्रावधान अंतः 
स्थापित किए जाएं/कुछ प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाएं; 

क. मूल अधिनियम की धारा 4(2) (खंड 25H) 

25क. मूल अधिनियम में धारा 4 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 
प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्‌:-- 

“ (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार 

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य अधिकरण 

के पीठासीन अधिकारी को, इस अधिनियम के अंतर्गत उस अधिकरण का 

पीठासीन अधिकारी रहते हुए भी, ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन 

अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी; अथवा 

(ख) wera प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य अधिकरण 
में पदधारक न्यायिक सदस्य को, इस अधिनियम के अंतर्गत उस अधिकरण 
का न्यायिक सदस्य होते हुए भी, ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन 
अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।”' 

ख. मूल अधिनियम (खंड 26 ) की धारा 6 

धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा का प्रतिस्थापन किया जाए: 

“किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी उस तारीख से जिस से उसने पदभार ग्रहण 

किया है पांच वर्षों की अवधि तक पद पर बना रहेगाः 
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परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु का होने के बाद कोई भी व्यक्ति अधिकरण के 

पीठासीन अधिकारी के रूप में पदधारण नहीं करेगा।'' 

ग. मूल अधिनियम की धारा 8 (खंड 26क ) 

मूल अधिनियम की धारा 8, उपधारा (1) में निम्नलिखित vege अंतःस्थापित किये 

जायेंगे अर्थात्‌ :- 

“परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत स्थापित 

किसी अन्य अपील अधिकरण के अध्यक्ष को उस अपील अधिकरण का अध्यक्ष बने 

रहने के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण के अध्यक्ष के 

कर्त्तव्यों का निर्ववन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती ZI” 

a. मूल अधिनियम की धारा 11 (खंड 27) 

समिति नोट करती है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली 

अधिनियम की मौजूदा धारा 11 के अनुसार किसी अपील अधिकरण का अध्यक्ष पदभार 

ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षो की अवधि तक अथवा 65 वर्षों की आयु प्राप्त करने 

तक; दोनों में से जो भी पहले हो, पद पर बनना रहेगा। 

विधेयक का खंड 27(1) इस संबंध में अधिकतम आयु 65 वर्ष में परिवर्तन कर 

67 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। ऋण वसूली अधिकरणों के अध्यक्ष के Rad पदों के 

मद्देनजर समिति ने धारा 11 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। 

“11. किसी अपील अधिकरण का अध्यक्ष उस तारीख से जिससे उसने पदभार ग्रहण 

किया है; पांच वर्षो की अवधि तक पद पर बना रहेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए 

पात्र होगा: 

परंतु यह कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपील अधिकरण 

के अध्यक्ष के पद का धारण नहीं HoT” 

32. एक पक्षीय आदेश-धारा 19143) [ खंड 29] 

धारा 19 की उपधारा 4 के लिए, विधेयक निम्नलिखित के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव 

करता है- 

“ (4) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण 

प्रतिवादी का निम्नलिखित fest के साथ समन जारी करेगा-- 

(एक) समन तामील होने के 30 दिनों के भीतर यह बताया जाए कि जो राहत 

मांगी गई है, वह क्‍यों न दे दी जाए; 
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